3042 


HARYANA GOVT GA ., Nov. 18, 1986 (KRTK. 27 , 1908 SAKA) . 


[ PARTI 


सं ० प्रो.वि./भिवानी / 136-86/ 42780.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हिन्दुस्तान प्रिफेब लि ., 

जंगपुरा , 
नई दिल्ली -110014, 2. रेजीडेन्ट इन्जीनियर , एच. पी . एल . नरवाना साईट मार्फत एस.डी.प्रो.एच.पी.एल., नरंबाना के श्रमिक श्री 
पाला , पुत्र देदीचन्द बलदार एच. पी. एल., हाल अबाद अम्बरसर नरद ना , डाकखाना उझाना, तहसील नरवाना , तथा उसके 
प्रबन्धकों के नध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए. अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग कर । हुथे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री पाला की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ अम्बाला/ 89-86/ 42787.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० नैशनल फूड कम्पनी , 
प्लाट नं 0 37 , इण्डस्ट्रीयल एरिया , अम्बाला केन्ट, के श्रमिक श्री श्याम गोपाल, पुत्र श्री रोशन लाल मार्फत इन्द्र सैन बंसल छत्ता 
नालागढ़िया, जगाधरी तया उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम,दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री 

• श्याम गोपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहा का 

हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ सोनीपत, 77-86/42792 -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० हरियाणा वनस्पति एण्ड 
जातमिज, कुनोसोर के प्रति श्री TET मा दो की एडफूट व धूनिया , कुण्डली, सोतीपत तथा उसके 
प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि . हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, प्रक , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तयों का प्रयोगकरते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96 41-1 - श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतककोविवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो दिवादग्रस्त मामला है या उवरः विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धिरः मामला है : 

क्या श्री भगवान की सेवाओं का र मापन रायोचित रथा ठीक है ? विहीं, तो वहदिर राहत का हकदार है ? 

१० ओ ० वि ० अम्बाला/ 88-86/ 42799.-- च कि हरियाण के राष्ट्रपाल की राय है कि मै ० लेबोरेटरी इवदिपमेन्ट 
ट्रेडर्ज आर्य नगर , जगाधरी रोड़, अम्बाला कन्ट, के. मिक श्री रमेश ३ मार, मापंत श्री इन्द्रसैन इरल छाता नालागढ़िया जगाधरी, 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 - अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री रमेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


